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जम्मू और कश्मीर राज्य एव ंअन्य 

बनाम 

ठाकुर गंगा स हं एवं अन्य 

(बी. पी. स न्हा, मुख्य न्यायाधीश; पी. बी. गजेंद्रगडकर, 
के.  ुब्बा राव, के.  ी. दा  गुप्ता और जे.  ी. शाह, न्यायाधीश) 

 ुप्रीम कोर्ट, अपीलीय क्षेत्राधधकार—अपील के सलए ववशेष अनुमतत—यह कब दी जा  कती है— ंववधान 
की व्याख्या  े  ंबंधधत ववधध का  ारवान प्रश्न—इ का अर्ट—भारत का  ंववधान, अनुच्छेद 132(2) 

उत्तरदाताओं ने जम्मू और कश्मीर मोर्र वाहन तनयमों के तनयम 4-47 की वैधता को चुनौती देते हुए 
जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय में एक याधचका दायर की। उच्च न्यायालय ने यह तनर्टय ददया कक 
उक्त तनयम  ंववधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने के कारर् 'अधधकार-बाह्य'  र्ा। अपीलकताटओं 
ने  ंववधान के अनुच्छेद 132(1) के तहत प्रमार् पत्र प्राप्त करने के सलए उच्च न्यायालय में एक 
आवेदन दायर ककया, जज े इ  आधार पर अस्वीकृत कर ददया गया कक इ  मामले में  ंववधान की 
व्याख्या  े  ंबंधधत ववधध का कोई  ारवान प्रश्न अंततनटदहत नहीं र्ा। तत्पश्चात,् अपीलकताट ने  ंववधान 
के अनुच्छेद 132(2) के तहत 'ववशेष अनुमतत'  के सलए इ  न्यायालय में आवेदन ककया, जज  ेइ  शतट 
के  ार् स्वीकार कर सलया गया कक उत्तरदाताओं को अपील की ग्राह्यता  का प्रश्न उठाने की स्वततं्रता 
होगी।  ंववधान के अनुच्छेद 14 की व्याख्या के  ंबंध में पक्षों के बीच कोई वववाद नहीं र्ा, और वववाद 
का कें द्र-बबदं ुयह प्रश्न र्ा कक क्या वववाददत तनयम 'युजक्तयुक्त वगीकरर्'  की क ौर्ी पर खरा उतरता 
है। उत्तरदाताओं ने एक प्रारंसभक आपवत्त उठाई कक  ंववधान के अनुच्छेद 132(2) के तहत ववशेष 
अनुमतत इ  न्यायालय द्वारा केवल तभी प्रदान की जा  कती है, जब न्यायालय इ  बात  े  ंतुष्र् 
हो कक मामले में  ंववधान की व्याख्या  े  ंबंधधत ववधध का कोई  ारवान प्रश्न अंततनटदहत है; और 
चूंकक, प्रस्तुत मामले में, इ  न्यायालय के तनर्टयों की एक श्ृंखला के कारर्  ंववधान के अनुच्छेद 14 
की व्याख्या वववाद का ववषय नहीं र्ी, और ववचारार्ट ववधध का कोई प्रश्न— ारवान प्रश्न की तो बात ही 
दरू—उत्पन्न नहीं हो  कता र्ा, अतः उक्त अनुच्छेद के तहत कोई ववशेष अनुमतत प्रदान नहीं की जा 
 कती र्ी। 

अपील करने वालों की तरफ  े यह दलील दी गई कक जब भी क्लास कफकेशन का  वाल उठाया गया, 
जज में अपने आप में  ंववधान के आदर्टकल 14 का मतलब शासमल र्ा, जहां तक  वाल वाल े
क्लास कफकेशन का  वाल र्ा, 

असभतनधाटररत -  ंववधान के अनुच्छेद 132(2) के पीछे मूल स द्धांत यह है कक  ंववधान की व्याख्या 
करने का अंततम अधधकार  वोच्च न्यायालय के पा  ही होना चादहए। इ ी उद्देश्य  े, इ  अनुच्छेद 
को अनुच्छेद 133 और 134 के तहत लगाई गई अन्य  ीमाओं  े मुक्त रखा गया है; और ऐ े मामलों 
में, जजनमें  वंवधान की व्याख्या  े  ंबंधधत केवल 'ववधध का कोई  ारवान प्रश्न'  तनदहत हो, अपील का 
अधधकार अत्यंत व्यापक रूप में प्रदान ककया गया है—भले ही उ  मामले की कायटवाही की प्रकृतत कुछ 
भी हो। 

कक ी प्रावधान की व्याख्या का अर्ट वह तरीका है, जज के द्वारा कक ी शब्द का  ही भाव या अर्ट  
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 मझा जाता है। जहााँ पक्षकार कक ी प्रावधान की  ही व्याख्या पर  हमत होते हैं, या उ के  ंबंध में 
कोई प्रश्न नहीं उठाते, वहााँ मामले में  ंववधान की व्याख्या  े  ंबंधधत कोई कानूनी प्रश्न शासमल नहीं 
होता। कानून का कोई  ारवान प्रश्न वहााँ उत्पन्न नहीं हो  कता, जहााँ उ  कानून पर इ  न्यायालय 
द्वारा अंततम और प्रामाणर्क रूप  े तनर्टय ददया जा चुका हो। 

प्रस्तुत मामले में, उठाया गया प्रश्न  ंववधान की व्याख्या  े  ंबंधधत ववधध का कोई प्रश्न अंतग्रटस्त नही ं
करता है। 

र्ी.आई.एम. कृष्र्ास्वामी वपल्लई बनाम. गवनटर जनरल-इन-काउंस ल (1947) 52  ी.डब्ल्यू.एन. 
(एफ.आर.) आई, भुदन चौधरी बनाम बबहार राज्य (1955) आई ए . ी.आर. 1045, धचरंजीत लाल 
चौधरी बनाम यूतनयन ऑफ इंडडया, (1950) ए . ी.आर. 869, राम कृष्र् डालसमया बनाम जजस्र्  
तेंडुलकर, [1959] ए . ी.आर. 279 और मोहम्मद हनीफ कुयरेशी बनाम बबहार राज्य, [1959] 
ए . ी.आर. 629, पर भरो ा ककया गया। 

स ववल अपीलीय क्षते्राधधकार: स ववल अपील  ं. 217/1959. 

जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के ददनांक 20 जनू, 1958 के तनर्टय और आदेश के ववरुद्ध, ररर् 
याधचका  ंख्या 108/1958 में, ववशेष अनुमतत द्वारा अपील। 

अपीलकताटओं की ओर  े: एच. एन.  ान्याल (भारत के अततररक्त  ॉसलस र्र-जनरल), एन. ए . बबदं्रा, 
आर. एच. ढेहर और र्ी. एम.  ेन अधधवक्तागर्। 

उत्तरदाताओं की ओर  े: आर. के. गगट और एम. के. राममूततट, ए . एन. एंडल,े जे. बी. दादाचांजी, रामेश्वर 
नार् और पी. एल. वोल्वा अधधवक्तागर्। 

1959. 26 नवंबर. कोर्ट का फै ला  ुनाया गया । 

 ुब्बा राव, जे.—ववशेष अनुमतत द्वारा की गई यह अपील,  ंववधान के अनुच्छेद 132(2) के दायरे  े 
 ंबंधधत प्रश्न उठाती है। 

पहले उत्तरदाता, द ूरे उत्तरदाता, मे  ट जम्मू कश्मीर मैकेतनक्  एंड ट्ां पोर्ट वकट  ट को-ऑपरेदर्व  ो ाइर्ी 
सलसमरे्ड जम्मू (जज े इ के बाद ' ो ाइर्ी' कहा जाएगा) के शेयरधारकों में  े एक हैं।  ो ाइर्ी का 
पंजीकरर् जम्मू और कश्मीर  हकारी  ो ाइर्ी अधधतनयम  ंख्या 6, 1993 (ववक्रमी) के तहत ककया 
गया र्ा। उन्होंने ती रे अपीलकताट के  मक्ष जम्मू और कश्मीर राज्य के ववसभन्न मागों के सलए 'स्रे्ज 
कैररज' और 'पजब्लक कैररयर' परसमर् जारी करने हेतु कई आवेदन प्रस्तुत ककए, लेककन उन्हें कोई परसमर् 
इ  आधार पर जारी नहीं ककया गया कक जम्मू और कश्मीर मोर्र वाहन तनयमों (जजन्हें इ के बाद 
'तनयम' कहा जाएगा) के तनयम 4-47 के तहत,  ेवा लाइ ें  केवल ऐ े व्यजक्त को जारी ककया जा 
 कता है जो जम्मू और कश्मीर का तनवा ी हो, या ऐ ी कंपनी को जो भागीदारी अधधतनयम के तहत 
पंजीकृत हो; और यह कक, चूकंक  ो ाइर्ी न तो कोई व्यजक्त र्ी और न ही कोई भागीदारी फमट, इ सलए 
वह इन तनयमों के तहत लाइ ें  प्राप्त करने की हकदार नहीं र्ी। प्रततवाददयों ने जम्मू और कश्मीर  
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उच्च न्यायालय में, जम्मू और कश्मीर  ंववधान की धारा 103 के तहत एक याधचका दायर की, 
जज में तनयमों के तनयम 4-47 की वैधता को चुनौती दी गई र्ी। उ  याधचका में, वतटमान 
अपीलकताटओं—अर्ाटत ्जम्मू और कश्मीर राज्य  रकार, पररवहन मंत्री, पंजीकरर् प्राधधकारी और 
यातायात अधीक्षक—को उत्तरदाता पक्ष बनाया गया र्ा। उच्च न्यायालय न ेयह तनर्टय ददया 
कक उक्त तनयम 'अल्ट्ा वाय ट' (अधधकार-बाह्य) है, क्योंकक यह  ंववधान के अनुच्छेद 14 का 
उल्लंघन करता है; और इ  तनष्कषट के आधार पर, न्यायालय ने वतटमान अपीलकताटओं के 
ववरुद्ध एक 'ररर् ऑफ मैंडम ' (परमादेश) जारी करने का तनदेश ददया, जज के द्वारा उन्हें उक्त 
तनयम के प्रावधानों को लागू करने  े रोका गया। अपीलकताटओं ने  ंववधान के अनुच्छेद 
132(1) के तहत प्रमार् पत्र प्राप्त करने हेतु उच्च न्यायालय में एक आवेदन प्रस्तुत ककया, 
ककंतु उच्च न्यायालय ने इ  आधार पर उ े अस्वीकार कर ददया कक इ  मामले में  ंववधान 
की व्याख्या  े  ंबंधधत ववधध का कोई  ारवान प्रश्न अंततनटदहत नहीं र्ा। तत्पश्चात,् 

अपीलकताटओं ने  ंववधान के अनुच्छेद 132(2) के तहत 'ववशेष अनुमतत' के सलए आवेदन ककया, 
जज े इ  न्यायालय द्वारा प्रदान कर ददया गया। ववशेष अनुमतत प्रदान करने वाले आदेश में, 
वतटमान प्रततवाददयों को यह स्पष्र् स्वतंत्रता प्रदान की गई र्ी कक वे अपील की अंततम  ुनवाई 
के दौरान, अपील की ग्राह्यता  े  ंबंधधत प्रश्न को उठा  कते हैं। 

 

उत्तरदाताओं की ओर  े ववद्वान अधधवक्ता ने अपील की स्वीकायटता पर एक प्रारंसभक आपवत्त 
उठाई है।  ंक्षेप में उनकी आपवत्त यह है कक  ंववधान के अनुच्छेद 132(2) के तहत ववशेष 
अनुमतत केवल तभी दी जा  कती है, जब  वोच्च न्यायालय इ  बात  े  ंतुष्र् हो कक मामले 
में  ंववधान की व्याख्या  े  ंबंधधत ववधध का कोई  ारवान प्रश्न तनदहत है; कक प्रस्तुत मामले 
में  ंववधान के अनुच्छेद 14 की व्याख्या इ  न्यायालय के तनर्टयों की एक श्ृंखला द्वारा 
भली-भांतत स्र्ावपत और वववाद  े परे हो चुकी है; कक, इ सलए,  ंववधान की व्याख्या  े  ंबंधधत 
ववधध का कोई प्रश्न—और उ  ववषय के  ंबंध में ववधध का कोई  ारवान प्रश्न तो बबल्कुल भी 
नही—ंववचारार्ट उत्पन्न नहीं होता है; और कक, इ सलए, उक्त अनुच्छेद के तहत कोई ववशेष 
अनुमतत प्रदान नहीं की जा  कती है। 
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इ  तकट  का जवाब माननीय अततररक्त  ॉसलस र्र-जनरल ने इ  प्रकार ददया है: जब भी 
वगीकरर् का कोई प्रश्न उठता है, तो इ में वववाददत वगीकरर् के  ंदभट में  ंववधान के 
अनुच्छेद 14 की व्याख्या शासमल होती है। द ूरे शब्दों में कहें तो, तकट  यह है कक हर मामले 
में प्रश्न यह होता है कक क्या वह वगीकरर्, अनुच्छेद 14 में तनदहत  मानता के स द्धांत का 
उल्लंघन करता है। इ सलए, क्या एक पंजीकृत फमट, एक सलसमरे्ड कंपनी और एक व्यजक्त में 
 मान ववशेषताएं हैं, यह  ंववधान के अनुच्छेद 14 की व्याख्या का प्रश्न है। 

ववरोधी दलीलों की वैधता पर ववचार करने   ेपहले, यह पता लगाना उधचत होगा कक हाई कोर्ट 
में अ ल में कौन  ा  वाल उठाया गया र्ा और उ  पर हाई कोर्ट ने क्या फै ला ददया र्ा। 
 ो ाइर्ी की ओर  े हाई कोर्ट में यह दलील दी गई र्ी कक तनयम 4-47 के तहत, लाइ ें  
स फट  कक ी ऐ े व्यजक्त या फमट को ही जारी ककया जा  कता है जो पार्टनरसशप एक्र् के तहत 
रजजस्र्डट हो, न कक कक ी ऐ े कॉपोरेशन को जो को-ऑपरेदर्व  ो ाइर्ीज़ एक्र् या कक ी अन्य 
तरीके  े रजजस्र्डट हो; और इ सलए, यह तनयम, अपने स्वभाव  े ही भेदभावपूर्ट होने के कारर्, 

 ंववधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। अपीलकताटओं की ओर  े पेश हुए ववद्वान 
एडवोकेर्-जनरल ने यह तकट  ददया कक  ंववधान के अनुच्छेद 14 के तहत तकट  ंगत वगीकरर् 
की अनुमतत है, और ववधातयका ने वववाददत तनयम को इ ी आधार पर बनाया है, जज का 
उद्देश्य जनता के दहतों की रक्षा करना है। हाई कोर्ट ने, ववरोधी दलीलों पर ववचार करने के 
बाद, यह राय व्यक्त की कक उक्त तनयम वगीकरर् के कक ी भी तकट  ंगत आधार पर आधाररत 
नहीं र्ा, और चंूकक एक कॉपोरेशन को मनमाने ढंग  े चुनकर उ के  ार् भेदभावपूर्ट व्यवहार 
ककया गया र्ा, इ सलए वववाददत तनयम  ंववधान के  मानता के स द्धांत का उल्लंघन करता 
है। अपीलकताटओं ने इ  कोर्ट में दायर अपनी ववशेष अनुमतत याधचका में, हाई कोर्ट के तनष्कषट 
की  त्यता पर  वाल उठाया। उन्होंने यह दावा ककया कक उक्त तनयम तकट  ंगत वगीकरर् पर 
आधाररत र्ा, और इ सलए इ े  ंववधान के अनुच्छेद 14 के ववपरीत मानकर रद्द नहीं ककया 
जा  कता। अन्य आधारों पर, उन्होंने इ ी बात को ववस्तार  े  मझाया, और ऐ ा करके उन्होंने 
दोनों वगों की अलग-अलग ववशेषताओं को  ामने लाने का प्रया  ककया, जो वगीकरर् के सलए 
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एक  मझदारी भरा आधार प्रदान करती हैं। उन्होंने अपील में अपने द्वारा उठाए जाने वाले 
प्रश्न को स्पष्र् रूप  े इ  प्रकार प्रस्तुत ककया: 

आधार iv: "उपयुटक्त तनयम 4-47 (मोर्र वाहन तनयमों का) उधचत वगीकरर् पर आधाररत है, 

और यह पूर्टतः अधधकार-क्षेत्र के भीतर तर्ा वैध है (और र्ा भी); अतः इ े भारत के  ंववधान 
के अनुच्छेद 14 के प्रततकूल होने के आधार पर रद्द नहीं ककया जा  कता।" 

आधार vi: "एक कॉपोरेर् तनकाय और  ाझेदारी अधधतनयम के प्रावधानों के तहत पंजीकृत 
 ाझेदारी के बीच एक स्पष्र् अंतर है, और ये अंतर के बबदं ुवगीकरर् के सलए एक बोधगम्य 
आधार प्रदान करते हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने केवल अंतर के एक बबदं ुका उल्लेख ककया 
है और अंतर के अन्य बबदंओुं की अनदेखी की है, तर्ा उपयुटक्त तनयम 4-47 को रद्द करने 
में तु्रदर् की है।" 

आधार viii: "तनयम 4-47 को उ   मय की स्र्ानीय पररजस्र्ततयों को ध्यान में रखते हुए 
बनाया गया र्ा। पररवहन के मामले में  हकारी  समततयों और तनगमों को लाइ ें  या परसमर् 
देने के सलए उपयुक्त  ंस्र्ाएाँ नहीं माना गया र्ा। यह वगीकरर् तकट  ंगत और उधचत है। इ  
तनयम के दायरे  े कृबत्रम व्यजक्तयों को बाहर रखना स्वाभाववक है और इ में कोई भेदभाव 
नहीं है।" 

अन्य आधार केवल उक्त आधारों का ही और स्पष्र्ीकरर् हैं। अपने मामले के वववरर् के भाग 
II में, अपीलकताटओं ने तनम्नसलणखत कर्न कहा है: 

अब यह भली-भांतत स्र्ावपत हो चुका है कक यद्यवप अनुच्छेद 14 वगट-ववशेष के सलए कानून 
बनाने  पर रोक लगाता है, तर्ावप यह काननू बनाने के प्रयोजन  े ककए गए युजक्त गंत 
वगीकरर् पर रोक नहीं लगाता। 

उत्तरदाताओं ने अपने के  के बयान में, उक्त कानूनी जस्र्तत को स्वीकार ककया, लेककन इ  
बात का ववरोध ककया कक इ में कोई 'उधचत वगीकरर्' र्ा। इ सलए यह स्पष्र् है कक शुरू  े 
लेकर अंत तक,  ंववधान के अनुच्छेद 14 की व्याख्या के  ंबंध में पक्षों के बीच कभी कोई 
वववाद नहीं रहा; बजल्क उनका वववाद केवल इ  प्रश्न पर कें दद्रत र्ा कक क्या वववाददत तनयम 
'उधचत वगीकरर्' की क ौर्ी पर खरा उतरता है। 

इन पररजस्र्ततयों में, क्या अपीलकताटओं को  ंववधान के अनुच्छेद 132(2) के तहत ववशेष 
अवकाश प्रदान ककया जा  कता है? अनुच्छेद 132(2) इ  प्रकार है: 

"जहााँ उच्च न्यायालय ने ऐ ा प्रमार् पत्र देने  े इनकार कर ददया है, वहााँ उच्चतम 
न्यायालय, यदद वह इ  बात  े  तंुष्र् है कक मामले में  ंववधान की व्याख्या  े  ंबंधधत  
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ववधध का कोई  ारवान प्रश्न अंतग्रटस्त है, तो ऐ े तनर्टय, डडक्री या अंततम आदेश के 
ववरुद्ध अपील करने के सलए ववशेष अनुमतत प्रदान कर  कता है।" 

अनुच्छेद 132 के खंड (2) के तहत, ववशेष अनुमतत देने की कोई गुंजाइश नहीं है, जब तक कक 
दो शतें पूरी न हो जाएं: (i) मामले में  ंववधान की व्याख्या  े  ंबंधधत कानून का कोई प्रश्न 
शासमल होना चादहए; और (ii) उक्त प्रश्न कानून का एक  ारवान प्रश्न होना चादहए। इ  
अनुच्छेद का मूल स द्धांत यह है कक  ंववधान की व्याख्या करने का अंततम अधधकार  वोच्च 
न्यायालय के पा  ही होना चादहए। इ ी उद्देश्य  े, इ  अनुच्छेद को अनुच्छेद 133 और 134 
के तहत लगाई गई अन्य  ीमाओं  े मुक्त रखा गया है, और ऐ े मामले में अपील का अधधकार 
अत्यंत व्यापक रूप  े प्रदान ककया गया है—भले ही मामले की कायटवाही की प्रकृतत कुछ भी 
हो—जज में केवल  ंववधान की व्याख्या  े  ंबंधधत कानून का कोई  ारवान प्रश्न शासमल हो। 

कक ी प्रावधान की व्याख्या का क्या अर्ट है? व्याख्या वह तरीका है जज  े कक ी शब्द का  ही 
भाव या अर्ट  मझा जाता है। व्याख्या का प्रश्न तभी उठ  कता है जब कक ी प्रावधान पर 
दो या अधधक  ंभाववत अर्ट लगाने की कोसशश की जाए—एक पक्ष एक अर्ट  ुझाए और द ूरा 
पक्ष कोई अलग अर्ट। लेककन जहााँ पक्ष कक ी प्रावधान की  ही व्याख्या पर  हमत हों या उ  
 ंबंध में कोई प्रश्न न उठाएाँ, वहााँ यह मानना  भंव नहीं है कक इ  मामले में  ंववधान की 
व्याख्या  े  ंबंधधत कोई कानूनी प्रश्न शासमल है। अनुच्छेद 14 की व्याख्या के आधार पर, इ  
न्यायालय के तनर्टयों की एक श्ृंखला ने वगीकरर् के स द्धांत को ववकस त ककया। जै ा कक 
हमने बताया है, कायटवाही के कक ी भी चरर् में, न तो अनुच्छेद 14 की व्याख्या की शुद्धता 
पर और न ही वगीकरर् के स द्धांत को तनयंबत्रत करने वाले स द्धांतों पर कक ी भी पक्ष 
द्वारा प्रश्न उठाया गया है। वास्तव में, उक्त स द्धांत को स्वीकार करते हुए, अपीलकताटओं न े
यह तकट  ददया कक तनयम के तहत एक वैध वगीकरर् ककया गया र्ा, जबकक प्रततवाददयों ने 
इ के ववपरीत तकट  ददया। ववद्वान अततररक्त  ॉसलस र्र जनरल ने पहली बार हमारे  मक्ष 
यह तकट  ददया कक यह अपील  मानता के स द्धांत का एक नया पहलू उठाती है, अर्ाटत,् क्या 
एक कृबत्रम व्यजक्त और एक प्राकृततक व्यजक्त में  मानता खंड के अर्ट के भीतर  मान गुर् 
होते हैं, और इ सलए, इ  मामले में  ंववधान की व्याख्या का प्रश्न शासमल है। यह तकट , यदद 
हम ऐ ा कह  कें , तो उ ी बात को एक अलग रूप में प्रस्तुत करता है। यदद इ का ववश्लेषर् 
ककया जाए, तो इ  तकट  का  ार केवल इतना है: चंूकक एक कृबत्रम व्यजक्त और एक प्राकृततक  



 
 

 
 

352                              सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट                      [1960(2)] 

 
 

व्यजक्त में अलग-अलग गुर् होत ेहैं, इ सलए उनके बीच ककया गया वगीकरर् वैध है। यह तकट  
 ंववधान के अनुच्छेद 14 की कोई नई व्याख्या नहीं  ुझाता, बजल्क केवल उ  तनयम को 
वगीकरर् के स द्धांत के दायरे में लान ेका प्रया  करता है। इ सलए, हम यह तनर्टय देत ेहैं 
कक इ  मामले में उठाया गया प्रश्न  ंववधान की व्याख्या  े  ंबंधधत कोई कानूनी प्रश्न नहीं 
है। 

यह मानते हुए कक यह मामला  ंववधान की व्याख्या  े  ंबंधधत कानून का कोई प्रश्न उठाता 
है, क्या यह कहा जा  कता है कक उठाया गया प्रश्न अनुच्छेद 14 के खंड (2) के अर्ट के भीतर 
कानून का एक ' ारवान प्रश्न' है? इ  पहलू पर  ंघीय न्यायालय द्वारा 'र्ी. एम. कृष्र्स्वामी 
वपल्लई बनाम गवनटर जनरल इन काउंस ल'1 मामले में ववचार ककया गया र्ा। वह तनर्टय 
'भारत  रकार अधधतनयम, 1935' की धारा 205 के प्रावधानों पर आधाररत र्ा। उ  धारा का 
मुख्य भाग इ  प्रकार है: 

 

धारा 205: "(1) कक ी उच्च न्यायालय के कक ी भी तनर्टय, डडक्री या अंततम आदेश के 
ववरुद्ध  ंघीय न्यायालय में अपील की जा  केगी, यदद उच्च न्यायालय यह प्रमाणर्त 
कर दे कक इ  मामले में इ  अधधतनयम या इ के अधीन जारी कक ी 'ऑडटर इन 
काउंस ल' की व्याख्या  े  ंबंधधत ववधध का कोई  ारवान प्रश्न अंतग्रटस्त है।" 

 

मद्रा  हाई कोर्ट ने एक  दर्टकफकेर् ददया कक इ  के  में गवनटमेंर् ऑफ इंडडया एक्र्, 1935 के 
 ेक्शन 240(3) के मतलब  े जुडा एक ज़रूरी कानूनी  वाल र्ा। इ  एक्र् के  ेक्शन 240(3) 

के तहत, कोई भी व्यजक्त जो भारत में क्राउन की स ववल  ववट  का मेंबर र्ा या भारत में 
क्राउन के तहत कोई स ववल पोस्र् पर र्ा, उ े तब तक नौकरी  े नहीं तनकाला जा  कता या 
रैंक में कम नहीं ककया जा  कता, जब तक उ े उ के बारे में की जाने वाली कारटवाई के 
णखलाफ कारर् बताने का  ही मौका न ददया जाए। हाई कोर्ट ने, समले तथ्यों के आधार पर, 

यह माना कक अपील करने वाले को उ   ेक्शन के मतलब के अंदर कारर् बताने का  ही 
मौका ददया गया र्ा, लेककन उ ने गवनटमेंर् ऑफ इंडडया एक्र्, 1935 के  ेक्शन 205(1) के तहत  
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एक  दर्टकफकेर् ददया। उ  के  के हालात में  दर्टकफकेर् जारी करने के  ही होने पर बात 
करते हुए, कोर्ट की ओर  े बोलते हुए, जजस्र्  ज़फरउल्ला खान ने पेज 2 पर  ाफ और  ाफ 
तौर पर कहा: 

 

"हमारे  ामने यह ज़ोर ददया गया कक इ  के  में एक्र् के  ेक्शन 240 के  ब- ेक्शन 
(3) के इंर्रवप्ररे्शन  े जुडा एक  वाल र्ा। इ  के  के पोजज़शन के सलए उ   ब-
 ेक्शन के इंर्रवप्ररे्शन पर कक ी गाइडें  की ज़रूरत हो  कती र्ी, जहााँ तक इ  कोर्ट 
का  वाल है, वह गाइडें   ेके्रर्री ऑफ स्रे्र् फॉर बुइसलया बनाम आई.एम. लाल [(1945) 

F.C.R. 103] में अपने जजमेंर् में ददया गया र्ा। बाकी एक स पंल फैक्र् का  वाल र्ा। 
हमारे जजमेंर् में इ  के  में कॉजन्स्र्ट्यूशन एक्र् के इंर्रवप्ररे्शन के बारे में कोई 
'ज़रूरी कानूनी  वाल' शासमल नहीं र्ा, जो एक्र् के  ेक्शन 205(1) के तहत  दर्टकफकेर् 
का बेस   बन  कता र्ा। 
 

 ंववधान के आदर्टकल 14 की व्याख्या के  वाल पर इ  कोर्ट ने बुधन चौधरी बनाम बबहार 
राज्य1 मामले में उ  आदर्टकल का  ही मतलब और दायरा इ  तरह  मझाया: 

"अब यह अच्छी तरह   े ाबबत हो चुका है कक आदर्टकल 14 क्ला  लेजजस्लेशन पर 
रोक लगाता है, लेककन यह लेजजस्लेशन के मक द  े  ही क्लास कफकेशन पर रोक नहीं 
लगाता है। हालांकक,  ही क्लास कफकेशन का रे्स्र् पा  करने के सलए दो शतें पूरी होनी 
चादहए, यानी, (i) क्लास कफकेशन एक ऐ े  मझने लायक अंतर पर आधाररत होना चादहए 
जो एक  ार् ग्रुप ककए गए लोगों या चीज़ों को ग्रुप  े बाहर रखे गए लोगों  े अलग 
करता हो और (ii) उ  अंतर का उ  मक द  े एक  ही ररश्ता होना चादहए जज े उ  
कानून  े हास ल करना है। क्लास कफकेशन अलग-अलग आधारों पर आधाररत हो  कता 
है: यानी, ज्योग्राकफकल, या चीज़ों या कामों या इ ी तरह के आधार पर। ज़रूरी यह है 
कक क्लास कफकेशन के आधार और जज  एक्र् पर ववचार ककया जा रहा है, उ के मक द 
के बीच एक कनेक्शन हो। 
 
1 [1955}1 ए . ी.आर. 1045, 1049. 
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यह केवल उ  कानून का पुनःकर्न है जज े इ  न्यायालय न ेधचरंजीत लाल चौधरी बनाम 
भारत  ंघ1 और अन्य बाद के तनर्टयों में प्रततपाददत ककया र्ा। उक्त स द्धांतों की इ  
न्यायालय के हाल के तनर्टयों में राम कृष्र् डालसमया बनाम जजस्र्  तेंदलुकर2 और मोहम्मद 
हनीफ कुरैशी बनाम बबहार राज्य3 में पुजष्र् की गई र्ी। उक्त तनर्टय को देखते हुए  ंववधान 
के अनुच्छेद 14 के प्रावधानों के  ंबंध में वगीकरर् के स द्धांत की नई व्याख्या करने की कोई 
गुंजाइश नहीं है। वगीकरर् के  ंदभट में अनुच्छेद 14 की व्याख्या इ  देश के  वोच्च न्यायालय 
द्वारा अतंतम रूप  े तय की जा चुकी है और  ंववधान के अनुच्छेद 141 के तहत वह व्याख्या 
भारत के क्षेत्र के  भी न्यायालयों के सलए बाध्यकारी है। उच्च न्यायालय द्वारा जो ककया जाना 
बाकी र्ा, वह केवल उ  व्याख्या को उ के  ामने मौजूद तथ्यों पर लागू करना र्ा। इ सलए, 

कानून का कोई महत्वपूर्ट प्रश्न नहीं उठ  कता जहां उ  कानून पर इ  न्यायालय द्वारा 
अंततम रूप  े और अधधकारपूवटक तनर्टय ददया जा चुका है। 
 

नतीजतन, हम शुरुआती आपवत्त को स्वीकार करते हैं और खचट के  ार् अपील खाररज करते 
हैं। 

अपील खारिज की जाती है। 

 

यह अनुवाद  ुश्ी लीना मुखजी, पैनल अनुवादक के द्वारा ककया गया। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    1 [195ई] ए . ी.आर. 869.    2 [1959] ए . ी.आर. 279. 

                              3 [1959) ए . ी.आर. 629. 


